
   उत्तराखडं के उच्च न्यायालय]  ननैीताल में
 रिरट याचि�का (एम/एस)  सखं्या 2210 ,Oka 2020

  बीएफआईटी तकनीकी परिरसर-------------------- याचि�काकता"
बनाम ~

  उत्तराखंड राज्य
                                     और अन्य   ----------------izfroknh

उपस्थि'(त%

Jh  आदि*त्य सिंसह]   याचि�काकता" के वकील।
Jh   नारायण *त्त]     राज्य के लिलए संचि2प्त धारक।
Jh  भूपेश काडंपाल] izfroknh सखं्या- 3   के वकील।
Jh  योगेश कुमार] izfroknh सखं्या- 4    के वकील।

fu.kZ;

jfoUnz eSBk.kh] ts- ¼ekSf[kd½

   याचि�काकता" एक सं'(ा है]     जो सं�ालन करती gS]   दिवभिभन्न तकनीकी
ikBdze             । यह अ(ा"त् एक समाज के अंतग"त है कें टन शचैि2क और सा'ंकृचितक समाज।

         इसके बा* याचि�काकता" कॉलेज के रूप में जाना जाता है]     कॉलेज �ाहता है द्वारा
   पारिरत आ*ेश दि*नाकं 13-11-2020        को रद्द दिकया जा रहा है उत्तराखंड राज्य] जिजसके

  द्वारा अनापलित्त izek.k i=       याचि�काकता" कॉलेज को सबंद्धता *ेने से bUdkj  कर दि*या
 गया (ाA        वीर माधो सिंसह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी दिवश्वदिवद्यालय ¼ दिवश्वदिवद्यालय ½

       याचि�काकता" कॉलेज भी �ाहता है से सबंद्धता iznku    करने का funZs'k  दि*या
दिवश्वदिवद्यालय]

2-          याचि�काकता" कॉलेज का मामला यह है दिक वह ऑल इचंिडया काउंजिसल फॉर

टेस्थिJनकल  से  मंजूरी  मांगी  ikBdzeksa  को  उन्नत  करने  के  लिलए  भिश2ा]   ¼ सं2ेप  में

^एआईसीटीई^½ 

चिडप्लोमा से इजंीदिनयरिंरग तक]  सब पर दिव�ार करने के बा* कारकों] एआईसीटीई ने

मजंूरी *े *ी। व'तुतः यह दिव'तार है श2ैभिणक वर्ष"  2020&21 के लिलए अनुमो*न की।



याचि�काकता" कॉलेज को से संबद्ध होना आवश्यक (ाA  दिवश्वदिवद्यालय  आवे*न दिकये

जाने  पर]  fnukad

20-01-2020 को  izfroknh la[;k&1  उत्तराखंड राज्य दिवश्वदिवद्यालय को एक  izLrko izLrqr

करने के लिलए कहा गया। ब*ले में] दिवश्वदिवद्यालय ने  fnukad  07-02-2020 को एक izLrko

izLrqr दिकया izfroknh संख्या &1 dks  iznku करने की अनुशंसा की जा रही हैA आपलित्त

izek.k i= ¼^एनओसी^½]   लेदिकन] आ2ेदिपत आ*ेश द्वारा दि*नांक  13-11-2013]  उत्तराखंड

राज्य  ने  मना  कर  दि*याA  इस  आधार  पर  एनओसी  *ें  दिक  धारा  420 के  तहत

,Q0vkbZ0vkj0 के  लिखलाफ  409]  467]  468 और  471 आई-पी-सी-  *ज"  दिकया  गया  हAै

याचि�काकता" कॉलेज] जो Nk=o`fRr घोटाले से संबंचिधत ह।ैयह आ*ेश दिववादि*त हAै

3- राज्य ने अपना जवाबी हलफनामा *ायर दिकया है] में जवाबी हलफनामे के

iSjkxzkQ- 6 में कहा गया है दिक राज्य सरकार को एनओसी *ेने या अ'वीकार करने का

अचिधकार हैA राज्य सरकार ने एनओसी *ेने से इनकार कर दि*या ह।ै

4- प2ों के दिवद्वान वकील को सुनाA रिरकाड" का अवलोकन दिकया।

5-  याचि�काकता" कॉलेज के दिवद्वान वकील यह izLrqr करगेा दिक इस मामले में

राज्य की कोई भूदिमका नहीं हैA याचि�काकता" कॉलेज की दिवश्वदिवद्यालय से सबंद्धता] यह

है  izLrqr  दिकया दिक एक बार एआईसीटीई ने  ikBdzeksa  को मजंूरी  *े  *ी  ह]ै  के सा(

सबंद्धता अ'वीकार करने में राज्य की कोई भूदिमका नहीं हैA दिवश्वदिवद्यालय की धारा 10

का सं*भ" दि*या गया हैA अलिखल भारतीय तकनीकी भिश2ा परिरर्षद् अचिधदिनयम] 1987 ¼ के

लिलए]^संचि2प्त अचिधदिनयम^½

6-  वा*]  दिववा* के *ौरान यह भी होता है  izLrqr  दिकया दिक]  वा'तव में]

एआईसीटीई ने इसे और बढ़ा दि*या है fnukad 25-06-2021 को श2ैभिणक वर्ष"  2021&22 के

लिलए अनुमो*न।इसलिलए] यह izLrqr दिकया जाता है दिक आ*ेश को अ'वीकार कर दि*या



गया है दिवश्वदिवद्यालय से सबंद्धता के लिलए एनओसी का कोई महत्व नहीं है कानून की

नजर] अत% यह दिनर'त दिकये जाने योग्य ह।ै

7- अपने तक"  के सम("न में  सीखा याचि�काकता"  कॉलेज के वकील ने भी

भरोसा जताया हैA काननू के जिसद्धांतों पर] जैसा दिक जया के मामले में दिनधा"रिरत दिकया

गया (ा गोकुल एजुकेशनल VªLV बनाम ~  आयकु्त एवं सचि�व शासन] उच्च भिश2ा दिवभाग]

चितरुवनंतपुरम] केरल राज्य और अन्य]  ¼2000½  5 एससीसी  231 वा'तव में] जया

गोकुल  ¼ सुfiz;k½  के मामले में]  माननीय सवZच्च न्यायालय ने *ो  iz'u  पूछे दिनण"य के

iSjkxzkQ 8 पर दिव�ार] जो इस izdkj है

यहाँ के अंतग"त]

^^8- दिनम्नलिललिखत बिंब* ुदिव�ार हेतु उपस्थि'(त होते हैं %

¼1½ Jया इस न्यायालय के दिनण"य को ध्यान में रखते हुए तदिमलनाडु राज्य

और अन्य बनाम ~ अचिधयामन में शचैि2क एवं अनुसंधान सं'(ान एवं अन्य] 

¼1995½ 4

      एससीसी 104] एआईसीटीई अचिधदिनयम] 1987 के izko/kku मै*ान पर कब्ज़ा 

कर लिलया और ऐसा करना ज़रूरी नहीं (ाA सरकार की आगे की मजंूरी izkIr 

करें या अन्य izkf/kdkjh\ Jया राज्य में कोई क़ानून ह ैकेरल को यदि* ऐसी 

मजंूरी की आवश्यकता होगी] तो होगी खालीपन\

¼2½ Jया अ'वीकृचित के आ*ेश पारिरत दिकये गये राज्य सरकारें योग्यता के 

आधार पर वधै (ीं और Jया दिवश्वदिवद्यालय को आगे की अनुमचित 

*ेनी �ादिहए (ी के आधार पर ही सम्बद्धता जारी रखने का आ*ेश दि*या 

एआईसीटीई की अनुमचित का \^^



8- अचिधदिनयम के izko/kkuksa पर ��ा" की और एआईसीटीई द्वारा बनाया गया 

दिवदिनयमन दि*नांक 31-10-1994]  माननीय उच्चतम ~  न्यायालय ने कहा

दिक ऐसा नहीं है की मंजूरी izkIr करने के लिलए वैधादिनक आवश्यकता राज्य

सरकार और अगर कोई होगी  भी  तो  करगेी  अचिधदिनयम के  izfrdwy रहे  हैं-  के

iSjkxzkQ 23 में

दिनण"य] माननीय न्यायालय ने दिनष्कर्ष" दि*या ह]ै जो इस izdkj gS%&

^^23-  इस izdkj] वत"मान मामले में हम मानते हैं दिक वहाँ  izkIr करने के

लिलए कोई वैधादिनक आवश्यकता नहीं (ीराज्य सरकार की मंजूरी और अगर

वहाँ भी

एक होता] तो यह  izfrdwy होता एआईसीटीई अचिधदिनयम]  दिवश्वदिवद्यालय 

      परिरदिनयम 9 ¼7½ ek= राज्य सरकार के ^दिव�ार^ की आवश्यकता है

सबंद्धता iznku करने से पहले izkIr दिकया जाना �ादिहए और ऐसा दिकया गया

^^अनुमो*न^^ izkIr  करने  के  बराबर  नहीं]  यदि*  दिवश्वदिवद्यालय  के  क़ानून  को

^^अनुमो*न^^ की आवश्यकता  है] ऐसा  होगा  एआईसीटीई  अचिधदिनयम  के

izfrdwy रहे हैं। बिंब* ु1 ह ैत*नुसार दिनण"य लिलया गया।”

9- पर *सूरी ओर दिवद्वान राज्य परामश"*ाता यह izLrqr करगेा दिक के लिखलाफ

एक आपराचिधक मामला *ज"  दिकया गया (ाA  याचि�काकता" कॉलेज इसलिलए सभी पर

दिव�ार  करने  के  बा*  iz'kklafxd  कारकों  के  कारण] एनओसी  को  उचि�त  रूप  से

अ'वीकार कर दि*या गया ह।ै

10- izfroknh संख्या  3  के लिलए दिवद्वान वकील दिवश्वदिवद्यालय वा'तव में  उसे

अंचितम रूप से izLrqr करगेाA दिकसी भी मामले में izkf/kdj.k एआईसीटीई है अंतर यह है

दिक एआईसीटीई को ही अंचितम दिनण"य लेना ह ैQSlyk।



11-  यह न्यायालय] सनुवाई के *ौरान] ने राज्य सरकार से *ो सवाल पूछे हैं]

जो दि*नांक 30-09-2021 के आ*ेश में सस्थिम्मलिलत दिकया गया ह।ै यह इस izdkj है यहाँ के

अंतग"त%

“(i)  Jया उत्तराखंड राज्य ने  इनकार दिकया है  ऐसे  अन्य कॉलेजों]

स'ं(ानों  को एनओसी@संबद्धता] Nk=o`fRr  घोटाले में कौन&कौन शादिमल

(े\ और@या]

(ii) Jया उत्तराखंड राज्य ने दिनर'त कर दि*या है ऐसे महादिवद्यालयों की 

एनओसी@संबद्धता] जो (ी Nk=òfRr घोटाले में शादिमल\

12-  आज जब न्यायालय ने अनरुोध दिकया तो सीखा राज्य के वकील को यह

बताना होगा दिक उनका रुख Jया है सरकार ने उन *ो सवालों पर राज्य से सीख ली

वकील izLrqr करेंगे दिक (i) राज्य सरकार ऐसा करती है जिजन स'ं(ानों को एनओसी *ी

गई (ी] उनकी सू�ी नहीं रखी गई और (ii) यहां तक दिक राज्य सरकार को भी इसकी

जानकारी नहीं है दिकस&दिकस कॉलेज के लिखलाफ  ,Q0vkbZ0vkj0  *ज"  करायी गयी है

Nk=òfRr घोटाला-

13-  iz'uksa  का उत्तर *ेते समय] राज्य सीखा वकील ने भी आ2ेदिपत आ*ेश पढ़ना

शुरू कर दि*या] दिवशेर्ष रूप से अनुच्छे* 3, जो संयोगवश इसे *ज" करता ह ैयाचि�काकता"

कॉलेज का नाम सू�ी में उल्लेलिखत हैA Nk=o`fRr  घोटाले में शादिमल कॉलेजों की]  यह

इसका तात्पय"  यह है दिक राज्य सरकार के पास इसकी सू�ी हैA Nk=o`fRr  घोटाले में

शादिमल कॉलेज  न्यायालय द्वारा पूछे गए iz'uksa का उत्तर नहीं दि*या गया है दिवद्वान राज्य

परामश"*ाता] न्यायालय इसे उस पर छोड़ *ेता ह।ै



14-  दिवद्वान राज्य परामश"*ाता को सं*र्भिभत दिकया गया उत्तराखंड तकनीकी

दिवश्वदिवद्यालय  दिवदिनयम]  2018  उल्लेख  है  दिक  संबद्धता  से  पहले  राज्य  से  एनओसी

आवश्यक ह ैदिवश्वदिवद्यालय के सा( A

15- तकनीकी ikBdze �लाने की मंजरूी *ी गयी अचिधदिनयम के तहत 

एआईसीटीई द्वारा] अचिधदिनयम की धारा 10(k) अनुमो*न के संबंध में izko/kku करता ह]ै 

जो इस izdkj हAै यहाँ के अंतग"त]

“10. परिरर्षद् के काय".—यह होंगे& ऐसे सभी क*म उठाना परिरर्ष* का 

कत"व्य ह ैसमस्थिन्वत और एकीकृत सुदिनचिmत करने के लिलए सो�ें 

तकनीकी भिश2ा का दिवकास एवं मानकों के रखरखाव और iz;kstuksa के 

लिलए परिरर्ष* इस अचिधदिनयम के तहत अपने कायn का दिनष्पा*न कर रही है 

मई&

....................................................................

..................................................................

(के) नई तकनीकी शुरू करने के लिलए मंजूरी iznku करेंA सं'(ानों और नए

ikBdzeksa की शुरूआत के लिलए या एजेंजिसयों के परामश" से काय"क्रम संबंचिधत
%

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16-  उपरोक्त की उपधारा (के) से पता �लता ह ैदिक अनुमो*न एआईसीटीई 

द्वारा परामश" से iznku दिकया जा सकता ह ैसंबंचिधत एजेंजिसयों के सा( A

17- वा'तव में] जया गोकुल ¼lqfiz;k½ के मामले में] माननीय सवZच्च न्यायालय

ने  izko/kku  की व्याख्या की एआईसीटीई द्वारा  fnukad  30-10-1994 को दिनयम बनाए गए



अनुच्छे* 13 और 14 में उन पर व्यापक ��ा" की गई हैA दिवदिनयम] आज जो दिनयम लागू

हैं] Jया दिनयम  04-02-2020 को अचिधसूचि�त हैं] यह 'वीकार दिकया जाता है प2कारों की

ओर से उपस्थि'(त दिवद्वान अचिधवक्ता द्वारा  अलग इससे] वे  izko/kku  जो अनु*ान को

fu;fU=r करते हैं अनुमो*न आदि* को अनमुो*न izfdz;k में शादिमल दिकया गया है हैंडबुक]

2020&21] 2020 के दिनयमों में dzekuqlkj संख्या 4-9 ए और डी में यह *ज" है दिक izfd;k इस

izdkj ह ैvuqeksnu izfdz;k पसु्थि'तका में दिनर्दि*ष्ट दिकया जाएगा लागूA

18- एआईसीटीई के लिलए दिवद्वान वकील izLrqr करेंगे] जिजसके मद्दनेजर राज्य 

सरकार की राय ली गई हैA अनुमो*न izfdz;k पुस्थि'तका] 2020 का खंड 1-4-7 21. यह 

इस izdkj ह%ै&

“1.4.7 राज्य सरकार@ dsUnz'kkflr izns'k के दिव�ार और संबद्ध 

दिवश्वदिवद्यालय@बोड"

 a. राज्य सरकार@संघ राज्य 2े=  और संबद्ध  fo'ofo|

ky;@ @बोड" करxेk आवे*न पर अपने दिव�ार vxzsf"kr करेंA

उनके द्वारा संबंचिधत को izkIr दिकया गया एआईसीटीई का {ks=h; 

काया"लय बा* में नहीं अंचितम चितभि( से एक सप्ताह से

अचिधक izLrqr  करने हेतु दिनर्दि*ष्ट दिकया गया हैA  साव"जदिनक

सू�ना के अनुसार आवे*न @एआईसीटीई वेब पोट"ल A

b. के दिव�ारों (यदि* कोई हो) के आधार पर राज्य सरकार 

@  संघ राज्य 2े= और के लिलए सबंद्ध 

दिवश्वदिवद्यालय@बोड" नई तकनीकी की '(ापना सं'(ा] 

{ks=h; सदिमचित के बार ेमें दिनण"य लेंगे आवे*न पर कार"वाई करना

या vLohdkj करना जो उसी] यदि* आवे*न नहीं ह ैआगे की 



izfdz;k,a] टीईआर शुल्क 0.5       लाख (रुपये) की कटौती

के बा* (केवल प�ास हजार) वापस कर दि*या जाएगा 

आवे*क dksA

c. दिव�ार izkfIr के अभाव में राज्य सरकार@संघ राज्य {ks=

से/ सबंद्ध दिवश्वदिवद्यालय@बोड" पर दिनधा"रिरत सीमा के अं*र 

आवे*न करें समय] परिरर्ष* आगे बढे़गी आगे की izfdz;k।"

19.  *ो  iz'u  दिव�ारा("  हैंA वे सवाल यह है दिक Jया एआईसीटीई ने उनके

दिव�ार  izkIr  दिकए (े के लिलए मजंूरी के दिव'तार से पहले राज्य सरकार शै2भिणक वर्ष"

2020&21 और श2ैभिणक वर्ष" 2021&22 और

(ii) Jया राज्य सरकार ने इससे अवगत कराया (ा एआईसीटीई को 

*ेखें।

20-  दिवद्वान राज्य वकील के पास इसका कोई उत्तर नहीं है Jया एआईसीटीई

द्वारा दिव�ार izkIr दिकए गए (े] सीखा वकील याचि�काकता" कॉलेज यह izLrqr करगेा दिक वे

इस तरह के सं�ार के बारे में जानकारी नहीं *ी जा सकती (ी इसलिलए वह इस बारे में

बताने  की स्थि'(चित में  नहीं हैं।  सीखा एआईसीटीई के वकील ने भी  इस पर अपनी

अनभिभज्ञता व्यक्त की यह दिवर्षय।

21-      यह न्यायालय इससे उद्धतृ करना �ाह सकता है जया गोकुल ¼lqfiz;k½ के

मामले में दिनण"य] जहां] में iSjkxzkQ 22] माननीय सवZच्च न्यायालय ने 'जैसा' *ेखा टी.एन-

में  बताया  गया  मामले  में  पया"प्त  izko/kku  (े  की  परिरर्षद्  द्वारा  परामश"  हेतु  dsUnzh;

अचिधदिनयम  में  राज्य  सदिहत  दिवभिभन्न  एजेंजिसयों  के  सा(  एआईसीटीई  सरकारों  और

दिवश्वदिवद्यालयों का संबधं ह।ै'  इसका मतलब है दिक धारा के तहत उजिल्ललिखत एजेंजिसयां

अचिधदिनयम के 10(k) में राज्य सरकार भी शादिमल ह।ै राज्य सरकार के दिव�ार izkIr



दिकये जाने हैंA अनुमो*न के लिलए आवे*न पर दिव�ार करने से पहले एआईसीटीई] में

जया गोकुल के मामले ¼lqfiz;k½ का दृश्य] अचिधदिनयम हैa राज्य की दिकसी भी आवश्यकता

पर dsUnzh;  अचिधदिनयम को  izkFkfedrk  *ी  जाती  है  काय"वाही  करना।  इस मसले  पर

फैसला एआईसीटीई का होगा अंचितम। �ँूदिक] न्यायालय के सम2 इस सबंंध में कोई

lkexzh नहीं है Jया राज्य के दिव�ार से अवगत करा दि*या गया है एआईसीटीई या नहीं]

इस न्यायालय का मानना है दिक आ2ेदिपत आ*ेश को एआईसीटीई द्वारा दिव�ार के रूप

में  माना  जा  सकता  है  राज्य  सरकार  द्वारा  व्यक्त  दिकया  गया  और  उसके  बा*]

एआईसीटीई  इसकी  मंजूरी  के  सबंंध  में  दिनण"य  ले  सकती  हैA  ikBdze] जैसा  दिक

याचि�काकता" कॉलेज द्वारा लागू दिकया गया ह।ै

22- एआईसीटीई के लिलए दिवद्वान वकील izLrqr करेंगे की अवचिध के भीतर ऐसा

दिनण"य लिलया जाएगा 15 दि*न।

23-  के जिसद्धांतों को ध्यान में रखते हुए] कहने की आवश्यकता नहीं है कानून]

जैसा  दिक  एक  बार  जया  गोकुल  ¼lqfiz;k½ के  मामले  में  दिनधा"रिरत  दिकया  गया  (ा

एआईसीटीई मंजूरी *ेती है] दिवश्वदिवद्यालय नहीं *ेगा उद्देश्यों के लिलए राज्य सरकार से

एनओसी की आवश्यकता ह ैसंबद्धता dkA

24-  उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए] रिरट याचि�का ह ैदिनम्नलिललिखत दिन*uशों के 

सा( दिन'तारण दिकया जाए]

(i) izfroknh संख्या 4 ने एआईसीटीई के माध्यम से 

�ेयरमैन इस पर नये जिसर ेसे दिनण"य लेंगेA याचि�काकता" 

कॉलेज का आवे*न बेशक] के दिव�ारों को ध्यान में रखते 

हुए अनमुो*न जैसा दिक उत्तराखंड राज्य में दिनदिहत है



आ2ेदिपत आ*ेश दि*नाकं 13-11-2020 (रिरट याचि�का का 

अनुलग्नक-3) 15 दि*न के अं*र लिलया जाएगा फैसलाA

(ii) मामले में, एआईसीटीई सभी की जां� करने के बा* 

के दिव�ारों सदिहत iz'kklfxad lkexzh राज्य सरकार ने दिफर *ी 

मजंूरी और याचि�काकता" कॉलेज उसके बा* दिफर से 

सबंद्धता के लिलए दिवश्वदिवद्यालय से सपंक"  करता ह ै

दिवश्वदिवद्यालय आवे*न पर दिव�ार करगेा iSjkxzkQ में दिकए गए 

अवलोकन का दृश्य इस फैसले के 23.

(jfoUnz eSBk.kh जे.)

mtkyk 01.10.2021


